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अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 231
06 दिसम्‍बर, 2013 के लिए प्रश्‍न 
मार्कफेड को निधि जारी करना
231. 
श्री नंदी येल्लैया: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या नोडल एजेंसी मार्कफेड ने आंध्र प्रदेश के संबंध में 2003-04; 2004-05 और 2005-06 के लिए अन्तिम आर्थिक लागतों को अनुमोदन देने के लिए सभी सूचनाएं और दस्तावेज भेज दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्तिम आर्थिक लागतों को अनुमोदन देने और मार्कफेड को 54.54 करोड़ रुपये जारी करने के संबंध में, जिससे भारतीय रिजर्व बैंक से फूड क्रेडिट जारी हो सके, आवश्यक अनुदेश जारी न करने के विस्तृत कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त धनराशि तत्काल जारी करेगी; और
(घ) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?
उत्‍तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (घ):
जी, हां। आंध्र प्रदेश और उनकी एजेंसी (मार्कफेड) ने खरीफ विपणन मौसम 2003-04, 2004-05 और 2005-06 हेतु मोटे अनाज (मक्‍का) की खरीद से संबंधित आकस्मिक व्‍यय को अंतिम रूप देने के लिए लेखापरीक्षित खाते और वार्षिक रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दिए हैं। ऐसे दस्‍तावेजों/सूचना के आधार पर खरीफ विपणन मौसम 2003-04, 2004-05 और 2005-06 की दरों को अंतिम रूप दे दिया गया है। अंतिम दर के अनुसार ऊपर उल्लिखित वर्षों के लिए अंतिम देय राशि भारतीय खाद्य निगम द्वारा आंध्र प्रदेश मार्कफेड को जारी की जा चुकी है।
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